भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न सं. 3570
03.04.2017 को उत्‍तर के लिए
राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत प्रस्ताव
3570. 
डा. के. वी. वी. रामचन्द्र राव: 


क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) 
क्या यह सच है कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत प्रमुख नदियों में 
जल प्रदूषण को कम करने के लिए प्रस्तावित कार्यकलापों का राज्यों द्वारा पूर्ण रूप से 
कार्यान्वयन नहीं किया गया है;

(ख) 
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) 
विगत तीन वर्षों के दौरान कृष्णा नदी में प्रदूषण कम करने के लिए नदी तट वाले राज्यों 
द्वारा किए गए कार्यकलापों तथा व्यय का ब्यौरा क्या है?

उत्‍तर
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(श्री अनिल माधव दवे)
(क) और (ख) 
नदियों का प्रदूषण उपशमन एक निरंतर और सतत प्रक्रिया है। नदियों के प्रदूषण के उपशमन हेतु मलजल एकत्र करना, परिवहन और शोधन के लिए सुविधाओं की स्‍थापना करना राज्‍य सरकारों/संबंधित स्‍थानीय निकायों का दायित्‍व है। यह मंत्रालय राष्‍ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के तहत विभिन्‍न नदियों के चिन्हित क्षेत्रों में प्रदूषण के उपशमन में राज्‍य सरकारों के प्रयासों में मदद करता है। एनआरसीपी (गंगा और इसकी सहायक नदियों, जिन्‍हें 01/08/2014 से आगे जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरूद्धार मंत्रालय द्वारा देखा जा रहा है) ने 4517.82 करोड़ रूपए की स्‍वीकृत लागत पर 14 राज्‍यों में फैले 75 कस्‍बों में 31 नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों को शामिल किया है। अब तक एनआरसीपी कार्यक्रम (गंगा और इसकी सहायक नदियों को छोड़कर) के तहत वि‍भिन्‍न प्रदूषण उपशमन स्‍कीमों के कार्यान्‍वयन हेतु राज्‍य सरकारों को 2056.58 करोड़ रूपए का केन्‍द्रीय अंश जारी किया जा चुका है और 2445.71 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की मलजल शोधन क्षमता का सृजन किया गया है। एनआरसीपी के तहत शामिल की गई नदियों के राज्‍य-वार ब्‍यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।
(ग)
एनआरसीपी के तहत कृष्‍णा नदी के प्रदूषण के उपशमन हेतु महाराष्‍ट्र में कराड और सांगली,  दो कस्‍बों में 28.74 करोड़ रूपए की स्‍वीकृत लागत से मलजल के अवरोधन, अपवर्तन और शोधन से संबंधित कार्यों को कार्यान्वित किया गया है तथा इन दो कस्‍बों में 55 एमएलडी की मलजल शोधन मलजल शोधन क्षमता सृजित की गई है। कृष्‍णा नदी के प्रदूषण के उपशमन हेतु एनआरसीपी के तहत गत तीन वर्षों और चालू वित्‍त वर्ष के दौरान महाराष्‍ट्र सरकार को कोई निधियां जारी नहीं की गई हैं।     
*****
अनुबंध
‘एनआरसीपी के तहत प्रस्‍ताव’ पर 3 अप्रैल, 2017 को उत्‍तर दिए जाने हेतु राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न सं.3570 के उत्‍तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित विवरण । 
राष्‍ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत शामिल नदियों के राज्‍य-वार ब्‍यौरे
	क्र.सं.
	राज्‍य
	शामिल नदियां
	स्‍वीकृत लागत (करोड़ रू. में)
	सृजित एसटीपी क्षमता (एमएलडी में)

	1
	आंध्र प्रदेश
	गोदावरी 
	21.79
	30.00

	2
	झारखंड 
	सुबर्णरेखा 
	3.14
	0.00

	3
	गुजरात
	साबरमती तथा मिंडोला 
	808.53
	285.00

	4
	गोवा 
	मांडोवी 
	14.10
	12.50

	5
	कर्नाटक 
	तुंगा, भद्रा, तु्ंगभद्रा, कावेरी तथा पेन्‍नार  
	66.25
	41.64

	6
	महाराष्‍ट्र 
	गोदावरी, तापी, कृष्‍णा, पंचगंगा तथा मुला मूथा 
	1182.86
	260.00

	7
	मध्‍य प्रदेश 
	वैनगंगा, नर्मदा तथा तापी 
	20.16
	7.95

	8
	ओडिशा 
	ब्राह्मिणी तथा महानदी
	92.74
	53.30

	9
	पंजाब 
	घग्‍गर, ब्‍यास तथा सतलुज 
	774.43
	648.20

	10
	तेलंगाना 
	गोदावरी तथा मूसी 
	345.70
	621.46

	11
	तमिलनाडु 
	अड्यार, कूउम, वायगै, वैन्‍नार, कावेरी तथा ताम्रबरानी 
	905.78
	477.66

	12
	केरल 
	पाम्‍बा 
	18.45
	0.00

	13
	सिक्किम 
	रानी चू 
	181.09
	8.00

	14
	नागालैंड 
	दीफू तथा धनसीरी 
	82.80
	0.00

	कुल
	
	4517.82
	2445.71


